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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a sepanto compilation ) 
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पुण्ठ 


विषय- सूची 
ना !! - - 1173 . - ( i )-- - भारत सरकार के मंत्रालयों 

( गि रा मंत्रालय भी णामिन है ) और 
केन्द्रीय प्राधिकरगों ( संघ शापित क्षेत्रों के 
प्रगाों को छोड़ार ) द्वारा जारी किए गए 
नाrt frधिक नियमों और माविधिक 
पारेगों (जिसमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धिया 
भी गामिन ) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ ( ऐसे 
पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपन्न के 
बाई 3पार1 में राशि होते हैं ) 


. 


भाग 1 -- -- - ( रमा मंबाप को छोड़कर ) भारत सरकार के 

वाम और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी 
को TEfधिार निगमों , विनियमों , प्रादेशों 

" तपा मैकल्पों से संबंधित अधिसूचमाएं . 
भाग [ --- 2 - - (रआ मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियक्तियों , पदोन्ननियो , छुट्टियों मावि में 

मंबंध में अधिपूचनाएं . . . . 
TTI - - प्रा ? 3 -..रक्षा वानर द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

और अमांविधिक प्रादेशों के नबंध में अधि 

मूमनाएं . . . . 
HAL - - 413 1 - .रता मंत्राना पारा नारी की गई सरकारी 

ki तो पुतियों, पदोन्नतियों , 

मां पार में अधिसूचनाएं . 
भाग [1 - - खण्ड 1 - -- अधिनियम , अध्यादेश और विनियम . 
माग [ [-- - प्र 15 - अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का 

हिन्या भाषा में प्राधिकृत पाट . . 
भाग II - - 2 - -विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

के . वित पा रिपोर्ट 
भाग II --- - - उप- पड (i ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रभा मंत्रालय को छोड़कर ) और मेमोथ 
प्राधिकरगों ( नव पापित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
माविधिक नियम (जिसमें मामान्य स्वरूप 
के पारश और अविधियो आधि भी शामिल 


- 


TITL- - 4 - - सापंपद्वारा जारी किए गए माविधिक 

निएप और आदेश . . . . 
भाग [ H [ -- । -- मागायों, नियंत्रक और महालेखा 

परोक्षा, पव लोक ना आयोग, रेल विभाग 

और भारत सरकार से संबन और अधीनस्थ 

कायद्वारा रो तो गई अधिसुचना . 
भाग - - - - कार्यपद्वारा जारी की गई पेटेन्टों 

ओर इनों Tilyा अधिसूचनाएं 

ओर नोटिस , . . 
भाग [ [ -- 05 3 -~- ध आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

सातारा मारी की गई अधिसुधाएं 
HELL {-- - 103 1 ---विविध अधिन बना . जिनमें शाविधिक 

पवार नारी को गई अधिषनाएं , 

आदेश, विज्ञापन और नोटिम शामिल है 
ना [ . ( हारी अक्तियों और गैर-सरकारी 

नियांद्वारा री किए गए विज्ञापन और 

नोटिस . . . 
भाग 1 - - अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्य 


भाग II - - खण्ड --- उप - खग्य ( ii ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा पासप फो छाकर) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) arरा जारी किए गए साविधिक 
प्रादेग और अधिसूचनाएं . . 


। . - . .. . 


" पाप प्राप्त नहीं हुए । 
- - 1/ 98 
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भाग 1 


भारत की रात, जरी 2, 1905 पाप 12, 1926 ) 


भागण। 

( PART 1- SECTION 11 
( मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

नई विचितर नियनी , विनियमी तथा अदिशों और संकल्पी से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory power s tions , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of 

Theld the Ministry of Defence ) and 
by the 


राष्ट्रपति के निम्नलिखित आवश सूचित करने का निवेश हमा 


लोक सभा सचिवालय 
नई दिल्ली -110001 , दिनांक 17 दिसम्बर 1998 
सं . 4 / 1 / सीईए / 98.-. श्री माधवराव सिंधिया , संसर्व सदस्य , 
लोक सभा को 16 दिसम्बर , 1998 से विदेशी मामलों संबंधी 
समिति के कार्यकाले की शेष अवधि के लिए विवशी मामलों 
संमंधी संसदीय स्थोपी समिति (1998 -99) का सदस्य मनोनीत 
किया गया है । 


ए . के . सिंह 

उप सचिव 
. . . . . . 


. 


... 


. 


. 


राजभाषा विभाग का संदीकरण तथा रापभाषी नीति के कार्यान्वयन 

की मानीटरिंग 
संस्तुति सं . (1) गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग का पुनर्गठन 
करके उसे सम्पूर्ण मंत्रालय का दर्जा देते हए अधिक सुरू और सक्षम 
बनाने के लिए अविलम्न कारवाई की आनी चाहिए । 

" राजभाषा विभाग के वर्तमान कार्ग क्षेत्र के सापेक्ष इसके लिए 
अलग से संपूर्ण मंत्रालय बनाना वर्तमान में व्यावहारिक प्रतीत नहीं 
होला ह । " 

संस्तुति से : ( 2) राजभाषा विभाग में इसे समिति की सिफा 
रिशों पर राष्ट्रपति के आदशी के अनुपालन की कारवाई पर निर्ग 
रानी रमन और इनको कार्यान्वयन कराने के लिए एक प्रभाग की 
स्थापना तुरन्त की जानी चाहिए । 
___ समिति की यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली 
गई है । राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों समत 
अपनी कार्यान्वयन व्यवस्था को और अधिक संरत करने के प्रस्ताव 
व्यय विभाग के साथ उठीए तथा उस पर कार्यान्वयन सुनिश्चित 
कर । 


गृह मंत्रालय 

राजभाषा विभाग 
नई दिल्ली-110003 , दिनांक 24 नवम्बर 1998 

संकल्प 


सं . 1/ 20012/ 4 / 92- रा . भा . ( मी - 1) - राजभाषा अधि 
नियम , 1963 की धारा 4 (1 ) के अधीन संसौर्य राजभाषा 
समिति गठित की गई थी । समिति देवारी विधायन की भाषा 
तथा विभिन्न न्यायालयों और न्यायधिकरणों में प्रयोग को पाने 
वाली भाषा से संबंधित प्रतिवेदन का 5वो खण्डे राष्ट्रपति जी को 

स्तुत किया गया था । राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 
( 3 ) के अनुसार इस लोक सभा के पटल पर तथा राज्य सभा के पटल 
पर रखा गया था । इराकी प्रतियां भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / 
विभागों तथा राज्यां / संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजा गया । 
इस संबंध में राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न 
मंत्रालय /विभागों/ मंस्थाओं के अतिरिका भारत के उच्चतम न्याय 
लय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरान्त वर्तमान विकि 
व्यवस्थाओं तथा व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखते हुए समिति 
की कुछ सिफारिशों को मूल रूप में , कछ को सिधान्त रूप में , 
का को आंशिक रूप में स्वीकार करने को , कुछ को स्वीकार्य पाया 
गया है तथा कुछ को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । 
दिनुसार , अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम , 1963 की 
धारो 4 ( 4) के अधीन समिति के प्रतिवन की सिफारिशों पर 


__ संस्थति से . ( 3 ) अन्य मंत्रालयों/विभागों और उनसे संबंधित 
कार्यालयों , उपक्रमों , संस्थाओं आदि में भी राजभाषा नीति के 
अनपालमार्थ और इस समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के 
आवशों को लागू करने के उद्देश्य से मानीटरिंग , कार्यान्वयन और 
अगवाद संबंधी कार्य के लिए अपेक्षित पवों का सृजन और उन पर 
नियुक्ति संबंधी कारवाई अविलम्ब को आनी चाहिए । 


" समिति की यह सिफारिश मान ली गई है । राजभाषा 
विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अपेक्षित कारवाई का 
अनरोध कर । " 


संस्तुति से . ( 4) ममिति के प्रतिवेदन के पार्थ सण्डे के परा 
41 . 21 में की गई अनुशंसा के अनुसार जई तक राजभाषा विभाग 
को संपूर्ण मंत्रालय को वर्णनहीं दिया जाती तब तक म्हामहिम 
राष्ट्रपति द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर किए गए आवशो 


भारत का राजपम , जनवरी 2 , 1989 (पौष . 12 , 1920) 


भिET 


- 


* 


| - श्राव । 


. 


को अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य भी यह समिति करसे संस्तुति सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । इस 

. पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए "स. तथा ग " क्षेत्र 

. . की राज्य सरकारों को भेज दिया जाए । 
__ “ राष्ट्रपति ब्वारा. समिति की सिफारिशों पर किए गए आदशों 
के अनुपालन की मानीटरिंग का कार्य राजभाषा विभाग कर । संस्ताति - म ( 9) संष की राजभाषा हिन्दी है और 
इसके लिए आधार क्रतामसार विभाग का सुपीकरण किया भाषी राज्यों के समायी प्रारूपण मल रूप से तय की राजभाषा 
जाए . . . . . . 

में या हिन्दी में हो हलिए संघ सरकार को राज्य सरकार के 

अधिनियमों आदि के हिन्दी अनुवाद में सहायता प्रदान करनी 
___ संस्तुति सं . ( 5 ) महामहिम राष्ट्रपति के आवकों की अब 
हलना करने वाले हिन्दी महावीणा धिकारियों के विरुध कटार . 

चाहिए या इस कार्य को करने के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को 

वित्तीग सहायता देनी चाहिए । 
कार्रवाई की जाए । 

जभाषा विभाग एस आदश जारी कर कि सभी मंत्रालय / हिन्दी भाषी राज्यों के विधायी प्रारूपण का हिन्दी अनुवाद 
विभाग अपने परिधिकारियों , विशेष कर उप सचिव एवं 

तैयार कर के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए 
समवक्ष तथा उससे वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी में प्रषिक्षण कार्यक्रम बनाने पर विचार कर सथा केन्द्र सरकार का 
कार्य करने के लिए विशेष तौर पर ोरत एवं उत्साहित कर । " 

विधायी विभाग ऐसे प्रशिक्षण के लिए आधिक योगदान उपलब्ध 

कराने की परियोजना बनाए । " 
2 . विधेयकों आदि का पुरःस्थापन के लिए मूल प्रारूपण की 

संस्तुति सं ., ( 10 ) भारत सरकार का विधारी विभाग अपने 
भाषा 

प्रारूपकारों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कर साकि वे विधेयकों 
संस्तुति सं . ( 6 ) संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित 

आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में कर सकी । इसके लिए यह 
किए आने वाले विधयक या संविधान या किसी केन्द्रीय अधिनियम 

आधश्यक है कि विधि को हिन्दी में कार्य करने के लिए पृथक 
के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना , आदशों , नियमों , 

विभाग बनाया जाए । योग्य और अनुभवी लोगों को आकर्षित करने 
संकल्पो , विनियमों या उप -विधि का मूल प्रारूपण हिन्दी में के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रारूपकारों को भारतीय 
किया जाना चाहिए । संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित विधिक सेवा म एक पथक संम के रूप म सम्मिलित किया 
हिन्दी पाठ मूल पाठ हो और अंग्रेजी अनुवाद अधिप्रमाणित पाठ 

माए । 
के रूप में तब तक बनाया जाता रह जब तक कि उच्चतम न्यायालय 
में अरजी का प्रनोग होता रहता हो । राजभाषा अधिनियम , 

___ यह संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है 
1963 की धारा 5 ( 2 ) में सपनुसार संशाधन किया जाना . 

कि भारत सरकार का विधायी विभाग , विधि विशेषज्ञों / प्रारूपकारों 
पाहिए । 

को विधिक सामग्री का मूल प्रारूपर हिन्दी में करने के लिए 
"यह सिफारिश सिद्धांत रूप में स्यीकार कर ली गई है । 

प्रशिक्षण की व्यवस्था कर । 
इस दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण में विधायी 
विभाग विधि विशेषों / प्रारूपकारों को हिन्दी में विधिक सामग्री 3 . लोक सभा और राजभाषा मचिबालयों द्वारा संष की 
के प्रारूपण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर । " । 

राजभाषा नीति का अनुपालन 


संस्तुति सं . (7 ) हिन्दी भाषी राज्यों में भी इसी प्रकार 
विर्धक आदि का मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाना चाहिए । 
उनकी अनबाद अंग्रेजी में किया जाता रह । जब राज्य विधान 
मण्डलों में धोनों पाठ साथ- साथ पुरःस्थापित किए आएं तो हिन्दी 
पाठों को प्राधिकृत मामा जाए । 


संस्तुति से . (11) लोकसभा और राज्य सभा के सचिवालयो 
द्वारा अपने कर्मचारिगों की सेवा शसी आदि संबंधित प्रशास 
निह मामलों पर कार्रवाई की स्थिति वही है जो केन्द्रीय सरकार 
के कार्यालयों की है । इसलिए इन सचिवालयों को भी प्रशासनिक 
कार्यों के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी 
किए गए वार्षिक कार्यक्रमों के समान अपन दनंदिन कार्य में 
हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम बनाने चाहिए 
और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखने के लिए 
अपना संत्र स्वयं स्थापित करना चाहिए । 


"यह सिफारिश सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली गई है । अत : 
इस पर आगामी विचार एवं कार्रवाई करने के लिए " क " मंत्र 
में स्थित सभी राज्य सरकारों को भेज दिया आये । " , 


गंस्तुटि सं . ( 8 ) जहां तक अहिन्दी भाषी राज्यों का संबंध ह 
वहां धेियकों आदि का मल प्रारूपण राज्य की राजभाषा में हो 
और उनका अनुवाद हिन्वी सभा अंग्रेजी बोली में हो । राजभाषा 
अधिनियम , .. 1963 की धारा - 6 में भी इस आशय का मामूली 
संशोभन कर दिया. आए । 


" समिति की यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । संसद की 
पानी सभाओं के अध्यक्ष महादों से अनुरंध किया जाता है कि 
इस संस्तुति को क्रियान्वित करने के लिए विचार करने की कृषी 
कर । " . 


1 


। 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 2 , 1998 (पीप 12, 1820) 
4 . उन्मतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कायालय में राज - संस्तुति सं . (15) एक एसा संस्थान या समठन स्थापित किया 
भाषा नीति का अनुपालन 

जाना चाहिए औ न्यायिक मधिकारियों , अभिमताको गौर पिप 
. संस्तुति सं . (12 ) उच्चतम न्यायालय के महा- रजिस्ट्रार के 

शिक्षकों को विधि के क्षेत्र में बात विभाषण , बायिक कार्य 
कार्यालय को अपने प्रशासनिक कार्यों में संप सरकार की राजभाषा 

और विधि शिक्षा के लिए हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण । 
नीति का अनुपालन करना चाहिए । वहां हिन्दी में कार्य करने के 

___ " इस संस्तुसि को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाता । 
रिए आधारभूत संरचना स्थापित की जानी चाहिए और इस प्रयोजन 

भारत सरकार के विधापी विभाग द्वारा इस विक्षा में भावत्यक 
के लिए अधिकारियों मार कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने 

पहल की जाए । " 


• "संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । इसके अनुरूप सर्वोच्च 
न्यायालय की आंतरिक प्रशामिक कार्य व्यवस्था में राजभाषा नीति 
परणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए विधि , न्याय और कम्पनी 
कार्य मंत्रालय , सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से , एक व्यावहारिक 
कार्य गोजना तैयार कर तथा उस क्रियान्वित करने पर विचार 
कर । " 


7 . उच्च न्यायालयों के निर्णयो/ मर्यवाहियो में भाषामों का 

प्रयोग 
संस्तुति सं . (16) उच्च न्यायालयों के निर्णय , गिमयी 
पावशा में राज्य की राजभाषा अथवा हिन्दी का प्रयोग किया जाना 
पाहिए । किन्तु यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि प्रत्येक 
निर्णय का प्राधिकृत अनुवाद बानो भावानों में उपसम्म हो । 
जब तक बंषीकापसन बना रहता है तब तक इनका प्राधिकर 
अनुयाव अंग्रेजी में सुलभ कराने की व्यवस्था की जा सकती है । समापि 
उच्च न्यायालयों की कार्यवाहिया राज्य की रापभाषा में अथवा 
हिया में या अंग्रेजी में की जा सकती है । 
___ " इस सांस्तुति पर संविधान तग राषभाषा अभिनयम 1963 

के क्तमान प्रावधानों के अनुसार कारवाई करने की वर्तमान नीति 
पर्याप्त है । " 


5 : उस्मतम न्यायालय के निर्णयों में भाषा का प्रयोग 

संस्तुति सं . (13) उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ -साथ 
हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए । प्रत्येक निर्णय बानों 
भाषाओं में उपलब्ध है । उच्चतम न्यायालय द्वारा हिन्दी और 
अंग्रेजी में निर्णय दिया जा सकता है । यवि निर्णय हिन्दी में 
सुनाया गया हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करके और यदि अंग्रेजी 
म सुनाया गया हो तो उसका हिन्दी अनुवाद करके एसा किया था 
सकता है । 


संस्तुति स . (17) बहिन्दी भाषी राज्यों में भी संबोधत राज्य 
को राजभाषा में लिए गए निर्मयों का प्राभिक्त हिन्दी अनुवार 
करान के लिए संप सरकार संबंधित राज्य सरकारों को पिर 
वित्तीय सहाय सा प्रवान करें । 


. " यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । विधि , न्याय और 
कम्पनी कार्य मंत्रालय इस संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्म् न्यामा 
लय के परामर्श से उस न्यायालय के लिए उन अतिरिक्त व्यवस्थाओं 
तथा संसाधनों एवं उस पर होने वाले खर्च का आंकलन कर को 
कि इस संस्तुति को अपनाने के लिए मावश्यक होगा । साथ ही , 
इसके लिए एक वीर्षकालीन कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित 
करने पर विचार हो । " 


___ " हिंदी भाषी राज्यों में भी संबंधित राज्य की रामभाया 
में दिए गए निर्णयों का प्राधिकृत पाठ हिन्दी में उपलब्ध करवान 
के लिए राज्य सरकार स्वयं अपने वित्तीय सांसाधनो का प्लम 
उपयोग कर इस विशा में कार्य कर । " 


+Hit 


6 . उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा 

, प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग 
संस्तुति सं.. . (14 ) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्याया 
जमा के न्यायाधीदों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक 
और न्यायिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने के संबंध में प्रास्सा - 
हित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए । इस 
• प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों , कार्यशालाओं , पुमश्या पाठयक्रमां , 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए । 

सह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि 
इस " क क्षेत्र में स्थित उच्च न्यायालयों के परिप्रेक्ष्य में संबंधित 
राज्य सरकारों को आवश्यक विचार एवं कार्रवाई के लिए भेज 
दिया जाए तथा अन्य उन्म न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय - के 
" परिप्रेक्ष्य में उचित समय माने पर संबंधित राज्य सरकार तथा 
विधि , स्पाय और कम्पनी कार्य मंत्रालय इस पर कारवाई करने 
र विचार कर । 


8 . संघ के न्यायिक मनासनिक मारकर मार 

में राजभाषा नीति का अनुपालन . 
___ संस्तुति सं . (18) संभ के न्यायिक कल्प संमन, प्रशासनिक 
अधिकरण आदि केलीय सरकार के मंग और फेनीय सरकार 
के नियंत्रणाधीन है । सलिए उन्हें भी अन्य केन्द्रीय सरकारी 
कार्यालयों की तरह अपना कामकाष राजभाषा अधिनियम , 1963 
तथा उसके अंतर्गत कमाए गए नियमों के अनुसार करना चाहिए । 
कुछ न्यायिक कल्प निकायों के नियमों में या उनसे बापत सभी 
अधिनियम और नियमों में तुरन्त संपोषम करके उनमें संघको 
राजभाषा हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था की जाए । 
__ _ " यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है । प्रत्येक भामम / भाग 
अपने कार्य क्षेत्र में नए न्यायिक कल्प संगठन / निकाय , प्रशासनिक 
प्राधिकरणों इत्यादि की स्थापना करते समय उसमें संघ की 
राजभाषा नीति का अनुपालन पाणावर मिरी 
प्रावधान सारमाए । सरकार 

र 
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12 , 1920 . 
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नियत्रीधाम एवं मरीमान में कार्यरत अधिम्यायिक निकायों समिति की यह संस्तुति सिधात रूप से मान ली गई है । 
इत्यादि कि भाषा नीति के अनुकल प्रावधान करने के लिए विधायी विभाग इस दिशा में प्रारम्भिक प्रयास के लिए आवश्यक 
भीभावाम उनए । 

काम उठाए । " 
9 . हिवी माध्यम स विधि की शिक्षा 

संस्तति सं . ( 22) दिल्ली में एक पुराकालय स्थापित किया 
संस्तुति में : ( 1 ) हिंदी के माध्यम से भी स्नातक स्तर और । 

जानी चाहिए जिममें विभिन्न भारतीय भाषाओं का अधिकतम 
स्नतिकातर स्तर परविकीशिक्षा की व्यवस्था पर 

एवं अंग्रतन विधि साहित्य उपलब्ध हो । 
सभी विश्वविद्यालयी तथा अन्य विधि क्षत्र में कार्यरत सम्बाऔं 

___ यह संस्तुति स्वीकार्य पाई गई है तथापि विधि और न्याय 
को करनी चाहिए । इस समय भी अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा 

गंत्रालय संबंधित संगठनों के परामर्श से प्रस्तावित पुस्तकालय स्था 
हिदी में विधि शिक्षा प्रदान की जा रही है । इसका विस्तार 

पित करने की एक समयबद्ध योजना बनाए और उस पर कारवाई 
होना चाहिए । 

करें । " 
___ “ समिति की इस संस्तुति पर शिक्षा विभाग चरणबद्ध रूप 
से अपेक्षित कारवाई कर । 
संस्तुति संस्था ( 20 ) अन्य भाषाओं में उपलब्ध विधि के 

इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा 
गरिम -ग्रंथों की सिपी में अनुवाच कर्णने के कार्य में तेजी सामी 

विभागों , सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रो , राष्ट्रपति 
चाहिए । 

तथा उपराष्ट्रपति सचिवालयः , मंत्रिमंडल सपियालय , प्रधानमंत्री 

कार्यालय , योजना आयोग , भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक , 
" समिति की गह सिफारिशः मान ली गई है । विधि कार्य 

लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय , उच्चतम न्यायालय के महा 
विभाग इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए । 

रजिस्ट्रार , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , विधि आयोग , धार 
सस्तति से . ( 21) यह भी आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय 

कांउसिल ऑफ इण्डिया आदि को भेजी जाएं । 
के सभी प्रतिबंध निर्णयों को हिंदी में अनुवादित कर विधायी इस संकल्प को माम जानकारी के लिए भारत के राजपत्रं में भी 
विभाग की पत्रिका में प्रकाशित किया जाए । इसी प्रकार प्रकाशित करवाया आए । 
विभिन्न उम्प मायालयों द्वारा विए मए प्रताचा निर्णयों को 
भी अधिकाधिक संख्या में अनुगार करके उन्ह हिंदी में प्रकाशित 

दो स्वरूप 
किया जाना अहिए । . . 
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LOK SABHA SECRETARIAT 
New Delhi-110001 , the 17th December , 1998 . 

No . 4/ 1 / CEA/ 98 - Shri Madhavrao Scindia , 
M . P. , Eok • Sabha - has been nominated serve as 
a Member of the Parliamontaty . Standing Com 
mittee on External Affairs (1998- 99 ) w . e.f. 16th 
December , 1998 for the remaining pthtion of the 
tolta of t Eottimitted on - Extőinal Affairs . 


. 


. . . 


A. K . SINGH, Dy. Socy 


Act, 1963. The Committee submitted fifth part 
of its Report, relating to language(s ) of the legisla 
tion and languages to be used in various courts and 
tribunals to the President . In accordance with 
Section 4 ( 3) of the Olilcial Languages Act , 1963 , the 
Report was laid on the tablo of Lok Sabha and on 
the table of Rajya Sabha , Copies of the Report 
were soñt to all the Ministries Departments of 
Governient of India and to all Statos /Union Terit 
ritories . After considering the views expressed by 
the State /Union Territory Governments and 
various Ministries/ Departments/Institutions be 
sides the Supreme Court of India and tho 
logal position and practical possibilities , docision 
has beon taken to accept some recommendations 
of the Committed in their original form , some in 
principle , some partially , white some have boon 
found aceptable and some othors have not 
been decepted . Accordingly , tho undorsigned 
is directed to convoy the Orders of the President 

made under Section 4( 4 ) of the Official Languages 
Act , 1963 on the recommendations made in the 
Report of the Committoo , as follows 


. MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE) 
New Delhi -110003 , the 24th November , 1998 

RESOLUTION 
No . 1/20012/4/92- 0. L.(Policy - 1) - The Commit 
tellist Parkinsont 6h DAHI Language was consti 
the under Sporthoth 441 ) Oft Offictas Language 


PART I - Sec . 1 ) 
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(1 ) Strongthening of the Department of Official 
Language and monitoring the implementation 
of tho Oficial Language Policy . 


Official Language is given the status of fl 
fledged Ministry 

" The Domartmont of Chichel Lengungt . rire.y 
monitcr the com lience of the Prosidontia ) Orders 
medo on the rocommondetions of the Committee 
Per ili s Ir (si, the Det er trent shruld to stite bly 
strengthened ," 


Recommendation No. 1 


Action should be taken urgently by reorganising 
the Department of Official Langugo of the Ministry 
of Homo Affairs and giving it the status of a full 
fleged Ministry in order to make it more strong and 
competent. 

" It may not be pa tio, to give the Depart 
ment of Official Language the status of a full 
fleged Ministry In vlow of the work allocated to it at 
present. " 


Recommandation No. 5 

Stringont action may be takan. against those 
officors who in spite of being proficient in Hindi are 
violating Presidential Orders. 


Recommendation No . 2 . 


" Tho Department of Official Languago may issuo 
directions to all the Ministries/ Departments that 
tkoy , should motivate and encourage their senior 
ofiore , ospecially Doputy Socrotaries and cfficers 
of oquivalent rank and other officers sonior to them 
to do their work in the Official Language Afndt " 


A Division should be set up in the Dopartment 
of Oficial Language immediatoly for monitoring 
the follow - up potion and onsuring implomontation 
of the Presidential Orders on the rocommendations 
of this Committee . 


2, Tho Language of the original draft of this 
otc . to be introducod in Parliamenta 


Recommondation No. 6 


" This recommendation of the Committe has been 
accepted in principle . The Department of Official 
Language sha ]l formulate and take up the proposal 
with the Department of Expenditure for strengthen 
ing of its implementation set - up fncluding the 
Regional Implementation Offices and ensure action 
thereon . " 


The original drafting of Bills to be inntroducpd in 
oither House of Parliamant or Notifications , Orders , 
Rules , Rosolutions , Regulations or Bye -laws, issued 
under the Constitution or any Central Act , should 
bo in Hindi, Hindi toxt introduced in eithor Haume 
of Parliament should be the original toxt and English 
Version of the toxt should be preparod as authonticated 
tokt till the English language continues to be trsod 
in the Supreme Court, Section 5 ( 2 ) of- tho Official 
Languages. Act, 1963 « houldbe sponded accordingly . 


Recommondation No . 3 


In other Ministries /Departments and in their 
rolated officos, undertakings , institutions otc . also 
action to create posts required for monitoring , 
implementation and translation arrangements for 
compliance of official language policy and to 
implement orders of the President on the recommen 
dations of this Committee , and , action for making 
appointments on those posts should be taken 
without dolay. 


“ This recommandation has been adopted in 
principle . As a first stop towards achieving this 
target, the Logislative Department sheuld meke 
arrangements for ims arting training to the legal 
experts / draftmon for drafting legal documents in 
Hindi." 


Recommendation No. 7 


" This recommendation of the Committee has 
been accepted , The Department of Official Language 
ghall request all the Mlalstrles Departments to 
take necessary action ." 


Similarly , original drafting of Bills ato. should 
be done in Hindi in the Hindi speaking States and 
thoi translation in English should continue to be 
made . While both the vopsions should be introduce 
in State Legislative simultaneously , the Hindi Version 
should ba considered as the authoritative tast , 


Racommendation No . 4 


In accordance with the rocommondations mado 
in para 41 . 21 of Part- IV of the Report of this Com 
mittee , the Committee should monitor tho . complianco 
of the Presidential Orders made on the recommenda 
tions of the Committee until the Departmont of 


“ This iocommandation has been accopted in 
principle . Tharefore, 11 may , be fouwarded to all 
the State Governments, located in Region All, foot 
further consideration and action . " 
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Offico. Therefore, those Secretariats should also 
prepare their annual programmer for progressive 
use of Hindi in their day -to -day work on the pattern 
of annual mrogrammo issued by the Departmont of 
00 : 41 Languages, Gvoriront of India an ! i ult 
set up their own moninism for monitoring th:) im 
plomentation thereof. 

" This recommendation of the Committee has 
been found accontable . The Serker of the Lak 
Sabhia and the Cryoman of the Rajya S bhi de 
requested to consider this tobommendation for im 
ptomontation ." .T " 


Hogotarondation No. 8 

Asrogards the non - Hindispeaking Statos, original 
drafting of Bills oto , should bo dono if the Official 

Y of th . State and its translation should be 
n in Hindi and English both . A minor amend 
Anoat to take offoct may be carried out in Sootion 6 
of-them off aial Languages Act , 1963. 

" This rocommondation has boon accoptod in 
orinqinlo . It may be forwarded to Stato Govorn 
moms of Regions . " B " and " C" for furthor . consi 
duration und national 
Recommendation No. 9 
! Hindi la the Ofdal Languago of the Union and 

for making , lagislative drafting of the non -Hindi 
speaking Statos originally in the official language 

of the State or in Hindi, the Union Govo sment 
should provide assistance for Hindi translation 
of the Acts of Stato Governments or grant inancial 
Assistanoo to god - Hindi spoaking States for this 
purpone. 

" For preparing Hindi vartion of logislativo draft, 
the State Goveromonts located in non -Hindi spoaking 
toglons may considor formulating training program 
Mosfor thoir employees and tho Legislatiye Dopart 
mont of the Captı al Govornment may formulato a 
protect to provido Ananglal assistance for such 
dalning .** 


- 


- 


- 


- 


4 . Compliance of Official Language Policy in the 
Office of the Registrar General, Supreme Court. 
Recommendation No. 12 . . . . . : ; 

Ofice of the Ragistrar General, Surrono Cruis . 
should comply with 14 a visions regarding Q 5siz! 
Language Policy of the Union of India in its ad 
ministrative work . Basic infrastruotute for doing 
work in Hindi should be set up and ofters and 
employeos should be given incentives for this pur 
pose . 

" The recommendation 678 boon found worthy 
of accoptance : Ministry of Law , Justice and Com 
pany Affairs may in cenoultation with the Sopreme 
Court , comida preparing a fosible Work -plan for 
introducing an Official Language Policy in a nhased 
manner in the internal administrative working of 
the Suprenie Court and may consider implemen 
ting tho same." 


Nocommendation No. 10 . 

Logislativo Department of tho Government of 
India should make adequate arrangemonts for im 
parting training to its draftsmon to enable them to 
drait Bills oto . Originally in Hindi, Tor this purpose , 
it is nooossary that a separate Departmont is set up 
for doing logal work in Hindi. In order to attract 

fi ciont Add exporionand persons, the draftsmen of 
Hindi and other Indian languages sbould be in 
ducted in the Indian Legal Service as a separato 
body , " . 

" This rooommondation is accoptod to the extent 
that Logislativa Dapartmont of the Government of 
India should mako arrangomonts for imparting train 
ing to logal oxports /draftsmon for drafting logal 
matorial originally in Hindi," 


5 . Use of language in judgemonts of the Supreme 
Couit. 
Recommendation No. 13 

The use of Hindi - simultanoously with English 
should be authorised in the Supreme Court , Evory 
judgement Should be made available in both the 
languages. The judgement can be delivered by the 
Suprome Court in Hindi or English . This may be 
done in such 4 manner that a judgemont, if dolivoi ed 
in Hindi, should be translated in English and if the 
judgement is delivorod in English , the same should 
bo translated in Hindi. 


3 . Compliano. of Official Language Policy of tho 
Valoa by Lok Sabha and Rajya Sabha Secrotariats . 


Rocommandation No. 11 

The position rogarding action on administrative 
matters relating to sor Vico sonditions of tho om 
ployoos of the Lok Sabha nad Rajya Sabha Socro 
tariats la similar to that of any Contral Goveromont 


" This recommendation has boon found worthy 
of accoptance . In the context of this rocommon 
dation , Ministry of Law , Justice and Company 
Affairs may , in consultation with the Supreme Court, 
assess the additional arrangements and losourcos 
and financial outlayg , nocessary for accepting the 
rocommondation . In tandem , a long torm action 
plan may be prepared and considered for imple 
mentation . " 


PART 1 Sąc . 1 ] ; 
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vide sreciat financial assistance to the concorned 
Stato Governmonts of non -Hindi speaking States. 


6 . Use of Hindi in the administrative work by the 
Judges , of the Supreme Court /High Courts . 
Recommendation No. 14 : 

A schome should be initiated to encourago judges 
and other oficors of tho Sunremo Court & varicus 
High Courts foi use of Hindi in thoir administrative 
and judicial work . Seminars, workshops, refiesher 
couisos, training programmes etc . should be orga 
nised for this purpose . 


" For making available authonticated Hindi trans 
lation of judgements delivered in the State Official 
Languages of noti-Hindi speaking Statos, the con 
cerned State Governmonts may themselves te ke 
action in this behalf by optimally utilizing their 
own financial resourcos. " 


ti 


8 . Compliance of tho Official Language Policy 
in the Quasi-Judicial Oiganisations , Administrative 
Tribunals etc. of the Union , 


" This recommendation is accented to the extent 
that tho recommendation may be forwarded to con 
corned Stato Governmonts for necessary considora 
tion and action in the contoxt of the High Courts 
locatod in Region A , In the context of other High 
Courts & the Supreme Court, tho concernod State 
Gyverpmont and the Ministry of Law , Justice & 
Cim vany Afiirs should considor taking action in 
this regard at an appropriate time." 
Recommendation No. 15 
"An institution of organisation should bo sot up 
to impart training for the use of Hindi langur ge 
the field of law namely , legislation judicial func 
tioning and toacsing of law to the officers of judi 
ciary , lawyors and law teachers . . 

" This recommondation is accopted in principle . 
Tho Legislative Dopartment of Goveronont of 
India may take appropriate initiative in this regard ." 


Recommendation No . 18 . 

The quasi- judicial organisations, administrativo 
tribunals oto. of Union are the organs of the 
Cantral Government and aroundor the control 
of Catral GVoipment. Thereforo , like othor 
Central Goveromont Offices, they should also do 
their offizial work in accordance with tho Official 
Languag ?s Act , 1963 and the rules framed thereundor . 
Some of the rules of the quasi - judicial bodies or 
all the Acts and Rules relating to them should 
be amendod immediately and a provision should 
be made thoroin for tho use of Hindi, the Official 
Language of the Union . 


7 . Use of Languagos in the judgements /proceedings 
of High Courts . 


Recommondation No. 16 

The official language of the concerned State or 
Hindi should be used in the judgements . docroos and 
orders of High Courts. But arrangemonts should 
also be made so that the authoritative translation 
of each judgoment is made available in both the 
languages. As long as English continues to bo in 
Vogue , arrangements for providing their authori 
tative translation in English may be made. How 

Vor , the proceedings of the High Courts may be 
conducted in tho oficial language of the Stato , or 
in Hindi or in English . 


" This recommondation has boon found worthy 
of acceptance. Every Ministry / Department should 
always make the necessary provisions roquired for 
ensuring compliance of Offical Languago Policy 
of the Union at the time of establishing now quasi 
judicial ostablishments /bodies, administrative 
authorities etc. within its jurisdiction . Every 
Ministry / Department of tho Government should 
also tako stops for having tho nocossary provisicns 
in kooning with the cfficial langur ge policy in the 
quasi- judicial bodies otc ., existing under their 
control." 


9 . Education of Law through Hindi medium . 


Recommendation No. 19 


" For tho purpose of this recommendation , the 
Prosont policy to act within the frame-work of 
the available provisions of the Constitution and the 
Oficial Languages Act , 1963, is adequate . " 


All the Universities and other Institutions in 
the field of law should make arrangements for 
imparting cducation in law at graduato and post 
graduate levels in Hindi in the wholo country . 
Even at prosent , education in law is being imparted 
in Hindi in many Universities which needs to be 
extended 


Recommendation No. 17 . 

For providing authoritative Hindi translation of 
judgements delivorod in the Oficial Language of the 
Goricerned State, the Union Government may pio 


On this rocommondation , the Departmont of 
Education may take necessary action in a phased 
manner." 


1 


to 
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" This recommendation has been found worthy 
of acceptance . The Ministry of Law , Justice and 
Company Affairs may prepare a time-bcund plan 
for setting up the proposed library in consultation 
with the concerned organisations and take action 
thereon." 


ORDER 


- 


i 


Recommendation No . 20 , . 

The task of translating logal classics , available 
in other languages , into Hindi may be accelei a 
ted . 

" This recommendation of the Committee has 
been accopted . The Department of Legal Aff - iss 
should take necessary steps in this regard ." 
Recommendation No 21 

It is also nocessary that all the reportable judge 
iponts of the Supreme Ccuit should be published in 
the journal of Department of Law aftor gotting them 
translated in Hindi. Likowise alt tho reportable 
judgoments of various High Courts , should also 
be published in as large a number as possible after 
getting thom translated into Hindi. 


. 


A copy of this Resolution be sent to mil the 
Ministries and Departments of the Government 
of India . All State Governments and Unicn 
Territorios, the President s Secrotariat , the Vice 
President s Secretariat, the Cabinet Secretariat, the 
Primo Ministor s Cfico , the Planning Commission , 
the Controllor and Auditor General of India , the 
Lok Sabha Socretariat and the Rajya Sabha Socro 
tațiat, the Registrar General of Supremo Court , 
the University Grants Commission , the Law 
Commission , the Bar Council of India etc . 


- " This recommendation of tho Committee has 
been acceptod in principle . The Legislative Depart 
mont máy tıke stops pecessary for initiating efforts 
in this rogaid ." 


This Resolution should also be publishod in the 
Gazette of India for goneral informaticn . . 


Recommendation No . 22 
: A library should be sør up in Dolhi in which 
maximum number of latest books Nertaining to law 
ļn various Indian Languages should ba available . 


DEV SWARUP, 
JT . SECY . TO THE GOVT. OF INDIA 
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